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कारपोरेट कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1455

(जिसका उत्तर सोमवार, 5 दिसम्बर, 2011  को दिया गया)
राष्ट्रीय स्पर्धा नीति

1455.
श्री टी. एम. सेल्वागणपति :

श्री नंद कुमार साय :
क्या कारपोरेट कार्य मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)
क्या यह सच है कि सरकार एक राष्ट्रीय स्पर्धा नीति लाए जाने पर विचार कर रही है; 
(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग)
क्या यह भी सच है कि उपरोक्त नीति के संबंध में सरकार ने राज्य सरकारों की राय मांगी है;
(घ)
यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को राज्य सरकारों से क्या प्रतिक्रिया मिली है;
(ड.)
क्या सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों से इस संबंध में टिप्पणियां भी आमंत्रित की हैं और राष्ट्रीय चर्चा भी शुरू की है;
(च)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और अभी तक प्राप्त हुई टिप्पणियां क्या हैं;  और
(छ)
उक्त नीति को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद कब तक स्पर्धा संस्कृति में सुधार दिखाई देने की संभावना है?
उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री आर.पी.एन. सिंह)
(क) और (ख) : जी, हां। सरकार ने आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, रोजगार, नागरिकों के लिए जीवन शैली के बेहतर स्तर का उच्चतम संधारणीय स्तर प्राप्त करने, उचित, साम्यापूर्ण, समग्र एवं संधारणीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए आर्थिक अधिकारों के संरक्षण, आर्थिक समानता को बढ़ावा देने और दलाली संबंधी पद्धतियों को सीमित करके अच्छे शासन को समर्थन देने के विचार से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति के प्रारूपण के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
(ग) से (च) :
 राष्ट्रीय स्तर पर दो विचार-विमर्श कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों सहित पणधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जो कि प्रतीक्षित हैं।
(छ) :
चूंकि मामले पर अभी परामर्श किया जा रहा है, नई नीति के लागू होने के लिए कोई स्पष्ट तारीख नहीं दी जा सकती।
*****

